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     श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):  सभापति महोदय,           मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट
             करना चाहता हंू। पलामू संसदीय के्षत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में 1,180     हेक्टेअर भूमि पर केन्द्र
       सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड,    एनआईसीडीसी के तहत अमृतसर-  कोलकाता

               इंडस्ट्र‍ियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिग सेंटर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन
            है। उक्त संबंध में एनआईसीडीसी के सीईओ कम एमडी के द्वारा डिप्टी कमिश्नर,      गढ़वा से एक प्रतिवेदन मांगा
   गया था। डिप्टी कमिश्नर,                गढ़वा ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया है। राज्‍य सरकार के स्तर से उस
           संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है,         क्योंकि राज्य सरकार गढ़वा जिले के भवनाथपुर के
                अतंर्गत इस आईएमसी को स्थापित नहीं करना चाहती है। उनका झुकाव बोकारो जिला की तरफ है।

अत:                    आपके माध्यम से मैं कें द्र सरकार से मांग करता हंू कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर
                  इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। साथ ही यह भी आग्रह

                 है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड की टीम भेजकर उक्त जमीन एवं बोकारो में प्रदत्त
     जमीन का कंपैरिटिव इवैल्युएशन कराया जाए,           ताकि राज्य सरकार का बोकारो के पक्ष में जो झुकाव है,  उसके

औचित्य-        अनौचित्य पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।

महोदय,         उल्लेखनीय है कि सेल के द्वारा भवनाथपुर में 1,180       हेक्टेअर जो जमीन ऑफर की गई है,  उसकी
     तुलना में बोकारो स्थित जमीन 700            हेक्टेअर के आसपास है। भविष्य में यदि आईएमसी का विस्तार किया
        जाएगा तो उसके लिए वहां जमीन उपलब्ध नहीं है,          जबकि भवनाथपुर में जमीन उपलब्ध है। यह भी कहना

        अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112           आकांक्षी जिलों की सूची में आता है। आदरणीय प्रधान मंत्री
                  जी की यह इच्छा है कि जो भी आकांक्षी जिले हैं उनमें विकास की गति को तीव्र किया जाए,    ताकि वे विकसित

      जिलों की सूची में आ सकें । बहुत-   बहुत धन्यवाद।

 


